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रोजगार सजृन 

1382. श्री समुधेानन्द सरस्वतीीः 

 श्रीमती रंजनबने भट्टीः 
 

क्या श्रम और रोजगार मतं्री यह बतान ेकी कृपा करेंग ेककीः 

 

(क)  क्या सरकार न ेरोजगार सजृन और ववत्तीय सभंावनाओं को बढ़ान ेके वलए कोई स्पष्ट 

ढाचंा तयैार ककया ह ैऔर यकद हां, तो तत्सबंधंी ब्यौरा क्या ह;ै 

(ख)  रोजगार सजृन और रचनात्मक ववत्तीय अवसरों हते ुपहचान ककए गए क्षते्र क्या हैं और इस ढाचं े

की पहचान हते ुसमय-सीमा क्या ह;ै 

(ग)  क्या सरकार रोजगार सजृन हते ुकोई ठोस कदम उठान ेपर गभंीरता स ेववचार कर रही ह;ै  

(घ)  यकद हा,ं तो क्या इस सबंधं में कोई कदम उठाए गए हैं; और 

(ङ)  यकद हा,ं तो तत्सबंधंी ब्यौरा क्या ह ैऔर यकद नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? 

 

उत्तर 

श्रम और रोजगार राज्य मतं्री (स्वततं्र प्रभार) 

(श्री सतंोष कुमार गगंवार) 
 

(क) स े(ङ): यवुाओं की वनयोजनीयता में सधुार करन ेके साथ-साथ रोजगार का सजृन करना सरकार की 

प्रमखु प्राथवमकता रही ह।ै   

 

सकू्ष्म, लघ ु और मध्यम उद्यम मतं्रालय (एमएसएमई) प्रधान मतं्री रोजगार सजृन काययक्रम 

(पीएमईजीपी) का कायायन्वयन कर रहा ह,ै जो एक प्रमखु के्रवडट-ललक्ड सहायता काययक्रम है। इसका उद्दशे्य 

गरै-कृवष क्षते्र में सकू्ष्म उद्यम स्थावपत करके परम्परागत वशल्पकारों और बरेोजगार यवुाओं हते ुस्व-रोजगार 

के अवसर सवृजत कर उनकी सहायता करना ह।ै 18 वषय स ेअवधक आय ुका कोई भी व्यवि इसके वलए पात्र 

ह।ै वववनमायण क्षते्र में 10 लाख रुपए स े अवधक लागत वाली पररयोजनाओं को स्थावपत करन े और 

व्यापार/सवेा क्षते्र में 5 लाख रुपए स ेअवधक की पररयोजनाओं को स्थावपत करन ेके वलए लाभार्थथयों को 

शकै्षवणक रूप स ेन्यनूतम VIIIवीं स्तर तक उत्तीणय होना चावहए। सामान्य श्रणेी का लाभाथी ग्रामीण क्षते्रों में 

पररयोजना लागत का 25% और शहरी क्षते्रों में 15% मार्थजन रावश की सहायता प्राप्त कर सकता ह।ै 

ववशषे श्रवेणयों, जसै े अनसुवूचत जावत/अनसुवूचत जनजावत/अन्य वपछडे वगय/अल्पसखं्यक/मवहलाए,ं 

सवेावनवतृ्त सनै्य-कमी, कदव्यागं, एनईआर, पहाडी और सीमावती क्षते्र आकद, के लाभार्थथयों के वलए मार्थजन 

रावश ग्रामीण क्षते्रों में 35% और शहरी क्षते्रों में 25% ह।ै वनमायण क्षते्र में अवधकतम पररयोजना लागत 25 

लाख रुपए और सवेा क्षते्र में 10 लाख रुपए ह।ै पीएमईजीपी के तहत केवल नई इकाईया ंस्थावपत करन ेके 

वलए लाभ वलया जा सकता ह।ै 

 

 



 

 

योजना 2008-09 के दौरान आरंभ की गई थी। पीएमईजीपी के आरंभ स े 31.03.2019 तक 

अनमुावनत 45.22 लाख व्यवियों को रोजगार के अवसर प्रदान करान ेके वलए 12074.04 करोड रुपए की 

मार्थजन रावश की सहायता स ेकुल 5.45 लाख सकू्ष्म उद्यमों को सहायता दी गई ह।ै  

 

सरकार न ेस्व-रोजगार को सकुर बनान ेके वलए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमतं्री मदु्रा योजना 

(पीएमएमवाई) भी आरंभ की ह।ै पीएमएमवाई के अतंगयत सकू्ष्म/लघ ुव्यापररक उद्यमों तथा व्यवियों को 

अपन ेव्यापाररक काययकलापों को स्थावपत करन ेअथवा ववस्तार करन ेमें समथय बनान े के वलए 10 लाख 

रुपए तक का गरै-जमानती ऋण प्रदान ककया जाता ह।ै 

 

सरकार न ेदशे में रोजगार का सजृन करन ेके वलए अथयव्यवस्था के वनजी क्षते्र को प्रोत्साहन दने,े 

पयायप्त वनवशे वाली वववभन्न पररयोजनाओं को गवत प्रदान करन े और ग्रामीण ववकास मतं्रालय द्वारा 

सचंावलत महात् मा गाधंी रा रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), पं. दीन दयाल 

उपाध् याय ग्रामीण कौशल् य योजना (डीडीय-ूजीकेवाई) एव ं  आवास एव ं शहरी कायय मंत्रालय द्वारा 

सचंावलत दीनदयाल अतं्योदय योजना - रा रीय शहरी आजीववका वमशन (डीएवाई-एनयएूलएम) जसैी 

योजनाओं पर सावयजवनक व्यय में ववृि करन ेजसै ेवववभन्न कदम उठाए हैं। 

 

श्रम और रोजगार मतं्रालय द्वारा रोजगार सजृन को बढ़ावा दने े हते ु वनयोिाओं को प्रोत्सावहत 

करन ेके वलए प्रधान मतं्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई ह।ै इस योजना के 

तहत, सरकार, सभी क्षते्रों के समस्त पात्र नए कमयचाररयों हते ुईपीएफ एव ंईपीएस के वलए 3 वषों हते ु

वनयोिा के सपंणूय अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकायय) का भगुतान कर रही ह।ै 
 

इन पहलों के अवतररि, मके इन इंवडया, वडवजटल इंवडया, स्वच्छ भारत वमशन, स्माटय वसटी 

वमशन, जीणोिार एव ंशहरी रूपातंरण हते ुअटल वमशन, सभी के वलए आवास, अवसरंचना ववकास तथा 

औद्योवगक गवलयारे जसै ेसरकार के फ्लगैशीप काययक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सवृजत करन ेकी 

सभंावना ह।ै यवुाओं की वनयोजनीयता में सधुार करन ेतथा वनयोजन की सवुवधा भी प्रदान करन ेके वलए 

मंत्रालय/ववभाग/राज्य वववभन्न क्षते्रों में कौशल ववकास योजनाए ंचलात ेहैं। राष्ट्रीय वशक्षतुा सवंियन योजना 

(एनएपीएस) जसैी योजनाए,ं वजनमें सरकार वशक्षओुं को दये ववृत्तका के 25 प्रवतशत की प्रवतपरू्थत करती है, 

भी रोजगार तक पहचं हते ुयवुाओं की वनयोजनीयता को बढ़ाती हैं। 

***** 

 

 


